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HARYANA GOVT GAZ , NOV. 18, 1986 (KRTK . 27, 1908 SAKA ) 


[PARTI 


" 


सं . प्रो ० वि./एफ ० डी ०/41925 - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. दी इण्डियन एल्युमिनियम केबल्ज लि ० ; 
12/1 ,. मयुरा रोड़ , फरीदाबाद के श्रमिक श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी , पुत्र श्री राम अवध त्रिपाठी , ग्राम टडवा जलाल, डा ० पोस्ट 
देवरिया, जिला फैजाबाद ( उत्तर प्रदेश ) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई 
औद्योगिक विवाद है । 

और चुंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इस लिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद नीचेविनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/ 
मामलें है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला / मामलें है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं । 


. 


क्या श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 12 नवम्बर , 1986 . 
स . ओ. वि . सोनीपत / 78-86/ 42704 .--- चूंकि हरियाणा, के राज्यपाल की राय है कि मै . सरदार सोलवेन्ट इण्डट्रीज , 
जी . टी . रोड़ कुण्डली, सोनीपत के श्रमिक श्री अमर सिंह, मार्फत कैमीकल वर्करज यूनियन सीटू , सोनिपत तथा उसके प्रबन्धकों 
के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं , 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम/ 78 / 32573, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि 
उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच पा तो विवादग्रस्त माममा है या विवाद से सुसंगत पयवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री अमर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ रोहतक 19 4-86/ 42722. ~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं हिन्दुस्तान नैशनल 
ग्लास एण्ड इण्डस्ट्रीज लि ० , बहादुरगढ़, जिला रोहतक के श्रमिक श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री रामसरूप मार्फत श्री चन्द्र सिंह 
जून 128 सन्त कालोनी बहादुरगढ़ ( रोहतक ) तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
श्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम -78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम-न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है : 

क्या श्री धर्मबीर सिंह पुत्र श्री रामसरूप की सेवा समापन की गई है या उसने स्वयं गैर हाजिर हो कर नौकरी से 

पूर्नग्रहणाधिकार ( लियन ) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ रोहतक / 57-86/ 42729.--- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय हैं कि (1 ) परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा, चंडीगढ़ ( 2) जनरल मैनेजर हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक के श्रमिफ श्री सुभाष चन्द्र हैल्पर मार्फत श्री एस. एन . 
वत्स , गली डाकखाना रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
गक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम-78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे 
सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु मिर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री सुभाष चन्द्र हैल्पर की सेवाबों का समापन न्यायोचित तवा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहतका 


, 


हकदार है ? 


